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इरादतन चूककर्ताओं के कारण बैंक की समस्या
4058.
श्री वीर सिंहः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या राष्ट्रीयकृत बैंक चुकौती से मना करने वाले इरादतन चूककर्ताओं के कारण समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख)
यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग)
सरकार द्वारा इन इरादतन चूककर्ताओं से चुकौती की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के द्वारा किसी उधारकर्ता को तब इरादतन चूककर्त्ता घोषित किया जाता है जब वह वापसी अदायगी की क्षमता होते हुए भी वापसी अदायगी में चूक करता है और जहां बैंक की जानकारी के बिना निधि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग करता है या धोखे से निकालता है या आस्तियों को बेच देता है।
इरादतन चूककर्ताओं को रोकने तथा उनसे भुगतान की वसूली करने के लिए बैंकों आदि के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं के द्वारा इरादतन चूककर्ताओं को कोई अतिरिक्त सुविधा स्वीकृत नहीं की जाती है, उनकी इकाई को नया उपक्रम आरंभ करने से पांच वर्ष तक वंचित किया जाता है तथा जब कभी अपेक्षित हो, उधारदाता उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही आरंभ कर सकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध 1,953 एफआईआर दर्ज की गई हैं, उनसे वसूली के लिए 6,722 वाद दायर किए गए हैं और इरादतन चूककर्ताओं के 5,255 मामलों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इरादतन चूककर्ताओं तथा कंपनियों को निधियां एकत्र करने के लिए प्रवर्तक/निदेशक के रूप में पूंजी बाजार में प्रवेश करने से वंचित करने हेतु अपने विनियमों में संशोधन किया है। इसके अलावा, इरादतन चूककर्ताओं को दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन किया गया है।
राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31.03.2015 तथा 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, इरादतन चूककर्त्ताओं से संबंधित बैंक-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।
***
अनुबंध
03 अप्रैल, 2018 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4058
राष्ट्रीयकृत बैंकों के इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित विवरण
	बैंक
	कुल इरादतन चूककर्त्ता
	दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार कुल इरादतन चूककर्त्ताओं में से

	
	31.03.2015 के अनुसार
	31.12.2017 के अनुसार
	याचिका दायर
	दायर एफआईआर
	सरफासी द्वारा कार्रवाई शुरु

	इलाहाबाद बैंक
	35
	164
	140
	38
	108

	आंध्रा बैंक
	336
	401
	373
	168
	340

	बैंक ऑफ बड़ौदा
	177
	255
	254
	145
	218

	बैंक ऑफ इंडिया
	320
	403
	325
	52
	191

	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
	80
	137
	137
	101
	78

	केनरा बैंक
	477
	490
	490
	319
	359

	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	722
	772
	666
	54
	731

	कॉर्पोरेशन बैंक
	120
	122
	122
	40
	79

	देना बैंक
	141
	227
	205
	23
	160

	इंडियन बैंक
	37
	64
	64
	46
	50

	इंडियन ओवरसीज बैंक
	112
	527
	518
	33
	103

	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
	382
	429
	417
	85
	283

	पंजाब एंड सिंध बैंक
	25
	27
	27
	13
	18

	पंजाब नैशनल बैंक
	410
	1,084
	1,018
	318
	897

	सिंडिकेट बैंक
	208
	204
	177
	118
	89

	यूको बैंक
	594
	651
	513
	113
	496

	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
	652
	832
	780
	93
	746

	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
	419
	388
	379
	144
	219

	विजया बैंक
	102
	137
	117
	50
	90

	कुल
	5,349
	7,314
	6,722
	1,953
	5,255


***
